
भारतीय संविधान पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम
व्याख्यान-VII
भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
नमस्कार
नमस्कार भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा प्रायोजित और नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ़ लॉ द्वारा प्रस्तुत भारतीय संविधान पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है।
आज हम बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात करने जा रहे हैं जो किसी भी लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 को चार्टर ऑफ लिबर्टी क्यों कहा जाता है?
अनुच्छेद 19 को चार्टर ऑफ लिबर्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कोई एक अधिकार की गारंटी नहीं देता बल्कि कई अधिकार भारत के नागरिकों को देता है। हमने पिछले व्याख्यान में समानता के अधिकार पर चर्चा की थी। अनुच्छेद 14 समानता के बारे में बात करता है और फिर 15 समानता का दुसरे पहलू Non-Discrimination की बात करता है। अनुच्छेद 16 समानता के तीसरे पहलू आरक्षण के बारे में बात कर रहा है। इसी तरह आपके पास अनुच्छेद 21 है जो हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है और यहां हम अनुच्छेद 19 के बारे में बात करने जा रहे हैं जो एक या दो नहीं बल्कि छह अधिकारों की गारंटी देता है।
ये 6 मौलिक अधिकार कौन से हैं ?
•  भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
•  शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र या जमा होने का अधिकार।
• 97वें संविधान के संशोधन के बाद एसोसिएशन या यूनियन बनाने के अधिकार में   सहकारी समितियां भी शामिल कर दी गई हैं।
•  भारत भर में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार।
•  भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार।
·  कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या रोजगार करने का अधिकार।
मौलिक अधिकार प्राकृतिक और मूल अधिकार हैं। ये अधिकार नागरिकों में निहित हैं। इसलिए ये अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध होंगे। हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा की है कि धर्म की स्वतंत्रता विदेशियों के लिए भी उपलब्ध है। समानता का अधिकार एक कंपनी और विदेशी के लिए भी उपलब्ध है। लेकिन अनुच्‍छेद 19 में हम उन अधिकारों की बात कर रहे हैं जो भारत के नागरिकों  को प्राप्‍त हैं। ये अधिकार केवल प्राकृतिक व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं क्‍योंकि केवल प्राकृतिक व्‍यक्‍ति ही देश का नागरिक हो सकता है। समानता के अधिकार के बारे में हमने बताया था कि कोई कॉर्पोरेट या कंपनी या एक न्यायिक व्यक्ति उस अधिकार को Claim कर सकता है, उस अधिकार का हक़दार है। अनुच्छेद 19 में अभी हमने आपको बताया कि यह अधिकार केवल भारत के नागरिक जोकि प्राकृतिक व्‍यक्‍ति हैं उनके लिए है। कोई कंपनी या न्यायिक व्यक्ति अनुच्छेद - 19 के अधिकारों का दावा नहीं कर सकता है।
क्या अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकार असीमित हैं?
हमें यह भी समझना चाहिए कि कोई भी अधिकार पूर्ण या असीमित नहीं हो सकता है। हमारे देश के बहुत से लोग केवल अधिकारों की बात करते हैं, वे सोचते हैं कि अधिकार असीमित हैं।
वास्‍तविकता यह है कि अधिकारों में कटौती की जा सकती है। कभी-कभी कटौती की जानी चाहिए और अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने चाहिए। अमेरिकी संविधान और भारतीय संविधान पर मौलिक अधिकारों पर क्‍या अंकुश लगाए जा सकते हैं इसमें एक अंतर है। 
अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकारों पर कौन से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया। न्यायपालिका को उन प्रतिबंधों को विकसित करने का अधिकार दिया गया है। हमने अपने संविधान में इस तरह का भ्रम नहीं पैदा किया। हमने  संविधान में ही अपने प्रतिबंधों की बात कही है। इसलिए अनुच्छेद 19 खंड (2) से (6) तक हमने  उन प्रतिबंधों को संविधान में लिख दिया जो अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदान किए गए इन छह मौलिक अधिकारों पर लगाए जा सकते हैं।

किस तरह के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं?
प्रत्येक प्रतिबंध उचित नहीं है। केवल उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यह 'उचित' शब्द कहाँ से आया है? यह मूल संविधान में नहीं था। यह 1951 में अनुच्छेद 19 के खंड (2)  में प्रतिबंध से पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा डाला गया था। यह 'उचित' शब्द एक तरह से राज्य की शक्ति को सीमित करता है। अब राज्य कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता। राज्‍य को उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार है।  
कौन सा प्रतिबंध उचित है इसके लिए आनुपातिकता की आवश्यकता को पूरा करना होगा, Proportionality देखी जाएगी। 
यह साबित करने का दायित्व कि प्रतिबंध उचित और आनुपातिक है- राज्य पर होगा।
प्रतिबंध की तर्कसंगतता कौन निर्धारित करता है- यह अदालतों का काम है।
क्‍या किसी मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 19 से हटा दिया गया है? 
जी हां, छह मौलिक अधिकारों का मैंने अभी उल्लेख किया है लेकिन एक सातवां अधिकार भी था। अनुच्छेद 19 खंड (i) उप-खंड (एफ) में संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान के अधिकार की गारंटी दी गई थी। 1978 में 44वें संशोधन द्वारा इस मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया।
क्या इसका मतलब यह है कि किसी को भी अब अपने संपत्ति का अधिकार नहीं? कोई भी किसी की संपत्‍ति छीन सकता है? जी नहीं। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन आज भी कोई भी किसी की संपत्ति के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता क्‍योंकि संपत्ति का अधिकार अभी भी एक कानूनी अधिकार है।
क्या अंतर है एक मौलिक अधिकार में और एक कानूनी अधिकार में, यदि कोई चीज मौलिक अधिकार है, तो कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाया जा सकता है जो उसके विरूद्ध हो अनुच्छेद 13 के बारे में हम बात कर चुके हैं। ऐसा कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों के विरूद्ध होगा उसको अदालतें निरस्‍त कर देगी। लेकिन आज भी आपको अपनी संपत्ति अर्जित करने या प्राप्त करने का हक हैं क्योंकि आपकी संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है?
अब हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चर्चा करनी चाहिए। लोकतंत्र पसंद से चुनी हुई सरकार है। यदि आप राजशाही में रह रहे हैं, तो राजा मर जाता है तो दूसरा राजा या राजकुमार राजा बन जाता है। सिद्धांत है - राजा मर चुका है राजशाही अमर रहे।
एक लोकतंत्र में हमें अपना नेता चुनने का अधिकार हैं हम अपने शासक को स्‍वयं चुनते हैं चुनने के लिए विकल्‍पों की आवश्‍यकता होती है। लोकतंत्र में जनता के सामने कई विकल्प रखे जाने चाहिए ताकि जनता अपनी पसंद जाहिर कर सके।
यदि आप नहीं जानते कि कौन से विभिन्न विकल्प आपको उपलब्ध हैं, आप चुनाव कैसे कर सकते हैं। कैसे अपनी पसंद जाहिर कर सकते हैं? 
पसंद हमेशा विकल्पों से बनी होती है। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको विभिन्न विकल्पों को समझने का मार्ग प्रशस्त करती है। इसलिए सभी प्रकार के नेता आएंगे और बोलेंगे और फिर आप एक विशेष नेता को वोट देने के लिए चुनेंगे। तो अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई उद्देश्य है तो वह उद्देश्य क्या है? यह लोगों को मतदान के दिन सही चुनाव करने के लिए मदद करती है। फिर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनावश्यक बातूनीपन का लाइसेंस नहीं है। आपको भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत बकवास करने का अधिकार नहीं है। आपको केवल वही बातें कहनी हैं जो लोगों को सही चयन करने में मदद करती हैं।
वो कौन से चार मूल्य हैं जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपने आप में एक अधिकार मानते हैं? क्‍या है वह 4 Values, जिन पर Freedom of Speech & Expression और अभिव्‍यक्‍ति की स्‍वतंत्रता टिकी हुई है।  
1. बोलने की स्वतंत्रता व्यक्तिगत आत्म-पूर्ति (Self Fulfillment) का आश्वासन देती है। यदि किसी व्यक्ति को अपनी भावनाओं, अपने विचारों, अपनी निराशाओं, अपनी खुशियों को व्यक्त करने की अनुमति नहीं – तो वह स्वयं को पूर्ण महसूस नहीं करता, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास असंभव हो जाता है अगर  उसे स्वयं को व्यक्त करने का अधिकार नहीं होगा।
2. बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें सत्य प्राप्त करने में मदद करती है। बहुत सारे लोग बोल रहे होते हैं, सच कौन बोल रहा है, यदि सभी को बोलने की अनुमति दी जाती है तो लोग निर्णय ले सकते हैं कि इनमें से सच कौन कह रहा है, इसलिए यदि हम सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आइए हर एक को बोलने  और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दें।
3. लोकतंत्र पांच साल में एक बार अपने वोट का प्रयोग करने तक ही सीमित नहीं है। लोग अपनी अभिव्‍यक्‍ति के अधिकार का इस्‍तेमाल करके लगातार देश के शासन-प्रशासन में हिस्‍सा लेते हैं। भारत के लोग संप्रभु हैं - लोग परम स्वामी हैं इसलिए लोगों को सरकार के सामाजिक राजनीतिक, आर्थिक निर्णय लेने में भाग लेना जारी रखना चाहिए। बोलकर, लिखकर और कार्टून बनाकर हम इसमें हिस्‍सा लेते हैं। 
4. भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देश के शासन में लोगों की भागीदारी को दर्शाती है और भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी हमें समाज में स्थिरता और परिवर्तन के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। समाज में कोई भी परिवर्तन बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से कानूनी माध्यमों से होता है। बदलाव अच्छा है लेकिन स्थिरता भी उतनी ही अच्छी है। इसलिए यदि हम परिवर्तन और स्थिरता के बीच संतुलन बनाना चाहते हैं तो हमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए।
भाषण की स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए कितनी महत्वपूर्ण है?
जॉन स्टुअर्ट मिल, दार्शनिक, लेखक, उन्‍होंने कहा है कि यदि एक को छोड़कर सभी मानव जाति की राय एक हो और केवल एक व्यक्ति विपरीत राय का हो, तो उस व्यक्ति को चुप कराना उचित नहीं होगा बल्‍कि उस व्‍यक्‍ति के पास यदि शक्ति हो तो उसके लिए मानव जाति को चुप कराना उचित होगा।
तो अगर पूरी मानवता का एक मत, एक विचार है और कोई दूसरा व्यक्ति है जो विपरीत दृष्टिकोण रखता है- यह विपरीत दृष्टिकोण व्यक्त किया जाना चाहिए। क्‍योंकि लोगों को चुनाव करना है इसलिए हर प्रासांगिक तथ्य सामने आना चाहिए। लोकतंत्र में हर राय व्यक्त की जानी चाहिए। सरकारें लोगों की सहमति से काम करती हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से लोगों की सहमति व्यक्त की जाती है इसलिए सरकार को सहमति की अभिव्यक्ति के अधिकार कों सुनिश्‍चित करना चाहिए।
मिकेलजॉन, जो अमेरिकी लेखक हैं, ने कहा है कि जब मानव स्वयं पर शासन करते हैं, तो केवल वे ही होते हैं और दूसरा नहीं-जो अविवेक, अनुचितता और खतरे पर निर्णय दे सके। और इसका मतलब है कि बुद्धिमान विचारों के साथ-साथ नासमझ विचारों को भी सुना जाना चाहिए।
हमारी सरकार बार-बार कहती है कि सभी को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है क्योंकि सभी विचार महत्वपूर्ण हैं- चाहे वे विचार अच्छे हों या वे विचार बुरे, यह लोग तय करेंगे कि कौनसा विचार अच्‍छा है और कौनसा विचार बुरा है। इसलिए परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किए जा सकते हैं इसलिए नहीं कि वे मान्य नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि वे प्रासंगिक हैं। विचारों से डरना, स्वशासन के लिए अयोग्य होना है। इसलिए जब कोई विचार व्यक्त कर रहा होता है, तो वे जो कुछ भी सोचते हैं उसे व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा के भीतर होनी चाहिए। किसी को भी बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग का अधिकार नहीं है। और इसलिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

भाषण की स्वतंत्रता में क्या शामिल है?
भाषण की स्वतंत्रता (freedom of speech) का अर्थ है बोलकर, लिखकर, चित्र, कार्टून बनाकर या किसी अन्य माध्यम से अपनी धारणाओं और विचारों को व्यक्त करने का अधिकार। ऑफ़लाइन के साथ-साथ ऑनलाइन चाहे आप व्हाट्सएप, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर हों, जहां भी आप अपने को व्यक्त करना चाहते हैं, आप व्यक्त कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रसार (Circulation) की स्वतंत्रता भी शामिल है। आप जितना चाहें उतनी संख्या में श्रोताओं/दर्शकों तक पहुंच सकते हैं। रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य 1950 के प्रमुख मामले में उच्चतम न्यायालय ने क्रॉसरोड्स (Crossroads) समाचार पत्र पर लगे प्रतिबंध पर निर्णय दिया था, यह समाचार पत्र जो बॉम्बे से प्रकाशित होता था, मद्रास में या चेन्‍नई में उसे अमान्य करार दिया गया था। क्रॉसरोड्स (Crossroads) समाचार-पत्र की हर जगह अनुमति थी लेकिन मद्रास में जो अब चेन्नई है में इसकी अनुमति नहीं थी। कोर्ट ने कहा कि बोलने की आजादी में प्रसार (Circulation) का अधिकार भी शामिल है। प्रसार (Circulation) के अप्रत्यक्ष प्रतिबंध जैसे पृष्ठों की संख्या और कागज के आकार को भी सकल पेपर्स बनाम यूनियन इंडिया (1962) में अमान्य करार दिया गया था।
हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य भी याद रखना चाहिए। जबकि प्रेस की स्वतंत्रता का अमेरिकी संविधान में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है उनके Bill of Rights में अधिकारों संबंधी उनके विधेयक (Bill) में। अनुच्छेद 19 में अमेरिका की तरह प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। इसलिए जब कोई समाचार पत्र प्रकाशित होता है, तो उसके संवाददाता, संपादक और प्रकाशक स्वतंत्र भाषण के अपने व्यक्तिगत अधिकार का प्रयोग कर रहे होते हैं।
वाणिज्यिक विज्ञापन, सशुल्क विज्ञापन वाले पीले पृष्ठ भी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ सुरक्षित हैं- यह टाटा प्रेस लिमिटेड बनाम महानगर टेलीफोन निगम (1955) का मामला था। यदि आप कला का प्रदर्शन कर रहे हैं चाहे आप सड़कों पर या थिएटर में प्रदर्शन करते हों यह अभिव्यक्ति-नाटकीय अभिव्यक्ति के तौर पर संरक्षित है और भाषण की स्वतंत्रता में शामिल है।
यदि आपके पास जानकारी नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसलिए बोलने की स्वतंत्रता में सूचना के अधिकार को शामिल किया गया। अब हमारे पास सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है - इसलिए किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण से, आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि उस जानकारी को देने से मना किया जाता है, तो आप उस संगठन में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं। इसके बाद आप राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग के पास अपील कर सकते हैं।
राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार भी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है। लेकिन अमेरिका में न्यायालयों ने माना कि राष्‍ट्र ध्‍वज जलाना भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। भारत में, हमनें इसका अनुसरण नहीं किया, हमारे पास राष्ट्रीय ध्वज का कोई भी अनादर एक दंडनीय अपराध है।

आइए अब प्रतिबंधों पर आते हैं क्योंकि आप प्रतिबंधों के बिना ठीक से अधिकारों को नहीं समझ सकते हैं। मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि कोई भी अधिकार असीमित नहीं होता है। मैंने आपको बताया कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। लेकिन वे प्रतिबंध क्या हैं- अनुच्छेद 19, खंड (2) हमें बताता है कि आपकी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित मामलों में उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं:
भारत की संप्रभुता और अखंडता: यह प्रतिबंध मूल संविधान में नहीं था और 1963 में 16वें संविधान संशोधन द्वारा इसको संविधान में शामिल किया गया। इसलिए आप देश की संप्रभुता के खिलाफ या देश की अखंडता के खिलाफ कुछ भी नहीं कह सकते हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से देश की संप्रभुता और अखंडता का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। और इसलिए कोई भी भाषण जो किसी भी तरह से हमारी संप्रभुता और अखंडता के आड़े आता है, उसे नियंत्रित किया जाना चाहिए।
राज्य की सुरक्षा
हम अपने देश के कारण अस्तित्व में हैं देश है तो हम है, देश से हम है देश हमसे नहीं। इसलिए हमारे देश की सुरक्षा और राज्य की सुरक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिबंध है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी को भी ऐसा कहने का अधिकार नहीं देती जिससे किसी भी तरह से हमारे देश की सुरक्षा प्रभावित होती हो।
विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध- यह प्रतिबंध मूल संविधान में नहीं था और प्रथम  संशोधन द्वारा 1951 में लाया गया। इसलिए यदि अमेरिका के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, तो ऐसी चीजें न लिखें जो अमेरिका के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंधों को नुकसान पहुंचा सकती हैं।
सार्वजनिक व्यवस्था
यह प्रतिबंध भी प्रथम संवैधानिक संशोधन, 1951 द्वारा लाया गया था। किसी को भी ऐसा बोलने या लिखने का अधिकार नहीं है जो किसी भी तरह से सार्वजनिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो, समाज में अव्यवस्था या समाज में अराजकता पैदा करता हो। यदि राज्य को लगता है कि यह सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा है, तो राज्य आपकी अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करने का अधिकार रखेगा।
फिर नैतिकता और शालीनता भी अंकुश की तरह काम करते हैं। अभिव्‍यक्‍ति की स्‍वतंत्रता का मतलब अश्लील बातें करना नहीं। अश्लीलता भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस) में एक अपराध है।
न्यायालय की अवमानना
आपको भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन जजों को अपमानित करने की नहीं। बेशक अदालत की अवमानना ​​की शक्ति का प्रयोग बहुत कम होता है लेकिन यदि आप न्यायालयों या न्यायाधीशों के खिलाफ कुछ भी कहते हैं तो आपकी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जाएगा, उसे कम किया जाएगा। हमारे पास एक अलग अधिनियम है न्यायालयों की अवमानना अधिनियम 1971, जो सिविल अवमानना ​​के साथ-साथ आपराधिक अवमानना ​​ को भी दंडित करता है।
ये प्रतिबंध कैसे लगाए जाएं?
सरकारी आदेश से नहीं, कार्यपालिका के आदेश से नहीं। बोलने की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण हैं इसलिए सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने Express Newspaper Ltd v/s UOI में कहा था कि यदि इन अधिकारों को कम करना है, उन पर अंकुश लगाना है तो संसद या विधानसभाएं  कानूनों द्वारा उनको कम करें। 
आज हमने क्या सीखा है? हमने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में सीखा। हमने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित चार मूल्यों के बारे में सीखा, हमने बात की कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या शामिल है और भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
अगले व्याख्यान में हम जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में बात करेंगे।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद
धन्यवाद
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